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इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
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मो. असलम खान​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ .....याचिकाकर्ता(गण) 

बनाम 

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य ​ ​ ​ ​ ​ ​ .....प्रतिवादी(गण) 

 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)​  : अम्बजु मौर्य आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, वरिष्ठ ​ ​

​ ​ ​ ​    अधिवक्ता ​ ​ ​ ​ ​            

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)​ ​  : सी.एस.सी. 
न्यायालय सं. - 33 

माननीय न्यायमरू्ति विकास बधुवार 
1. श्री विजय गौतम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, सशु्री 
अतिप्रिया गौतम की ओर से श्री अबंजु मौर्य (एओआर ए/ए 1728/2023) की सहायता से विद्वान वरिष्ठ 

अधिवक्ता, और श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सनुा। 
2. श्री राहुल मालवीय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने बार में एक बयान दिया है कि उनके पास निर्देश हैं 
और वह इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं और वह कोई हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं 
करत े हैं, रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की 
सहमति से रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय किया जा रहा है। 
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता को 12.05.1995 को उर्दू अनवुादक के रूप में 
नियकु्त किया गया था और वह 31.08.2024 को सेवानिवतृ्त हो गया। रिट याचिकाकर्ता के अनसुार, 
सेवानिवतृ्ति के बाद, रिट याचिकाकर्ता को 01.07.2024 को 28,450/- रुपये की अनंतिम पेंशन और 
11,33,022/- रुपये की अनंतिम गे्रच्यटुी का भगुतान किया गया है और 1,25,891/- रुपये की राशि रोक 

दी गई है। रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को सितंबर, 2024 से अगस्त, 2025 के 

महीने के लिए अनंतिम पेंशन मंजरू की गई है और रिट याचिकाकर्ता को अतंिम पेंशन 44,090/- रुपये 

की राशि के लिए दी गई थी। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि सितंबर, 2024 से अब तक रिट 

याचिकाकर्ता को कोई पेंशन का भगुतान नहीं किया गया है और रिट याचिकाकर्ता को जीपीएफ राशि का 
10% 1,25,891/- रुपये की गे्रच्यटुी राशि का भगुतान किया गया है। सेवानिवतृ्ति के बाद, याचिकाकर्ता 
द्वारा गे्रच्यटुी के अधिक भगुतान के बदले 210957/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, 

इस संबंध में कि अगस्त, 2024 तक सेवानिवतृ्ति के समय रिट याचिकाकर्ता द्वारा अतंिम वेतन 

56,900/- रुपये मलू वेतन प्लस भत्ता, शदु्ध वेतन 86,990/- रुपये निकाला गया है। तीसरे प्रतिवादी, 
पलुिस अधीक्षक, गाजीपरु, जिला गाजीपरु द्वारा याचिकाकर्ता के वेतन के पनुर्निर्धारण/संशोधन के संबंध 

में 25.05.2025 को एक नोटिस जारी किया गया और उसके बाद याचिकाकर्ता को अपना जवाब प्रस्ततु 

करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया, रिट याचिकाकर्ता ने 28.05.2025 को और समय प्रदान 

करने के लिए एक आवेदन किया और कुछ दस्तावेजों की मांग की। रिट याचिका के परैा 16 में, यह दावा 
किया गया है कि दिनांक 30.05.2025 के पत्र के बावजदू, दस्तावेज प्रस्ततु नहीं किए गए थे कि 
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10.06.2025 को, तीसरे प्रतिवादी द्वारा वेतन को फिर से तय करने का आदेश पारित किया गया था 
और परिणामी वसलूी को भी 01.07.2010 से किए गए पनुर्निर्धारण के आधार पर करने का निर्देश दिया 
गया है। 
4. उक्त आदेश पर सवाल उठात े हुए और इस प्रकार 2,10,957/- रुपये की वसलूी की मांग की गई, 

वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है। 
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क  देने की मांग की है कि एक बार रिट 

याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना था, जो कि पेपर बकु के पषृ्ठ 40 पर रिट 

याचिका का एन्यकू्सरे-5 है, जिस पर रिट याचिकाकर्ता ने 30.05.2025 को एक आवेदन प्रस्ततु किया 
था, जिसमें दस्तावेज प्रस्ततु करने की मांग की गई थी कि उक्त दस्तावेज प्रस्ततु किए जाने चाहिए थे 

और समय दिया जाना चाहिए था ताकि सक्षम बनाया जा सके रिट याचिकाकर्ता को प्रभावी उत्तर देने के 

लिए कहा गया है। निवेदन यह है कि इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया है कि मामले के पहल ूपर 
कोई विचार नहीं किया गया है। 
6. दसूरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय ने प्रस्ततु किया कि आदेश वास्तव में इस 

तथ्य को दोहराता नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और रिट 

याचिकाकर्ता ने जवाब मांगा था और अनरुोध को अस्वीकार करने या अनरुोध को स्वीकार करने या रिट 

याचिकाकर्ता को सचूित करने का कोई आदेश नहीं है कि उसका अनरुोध अस्वीकार कर दिया गया है और 
अब उसे अपना जवाब प्रस्ततु करना होगा। वह प्रस्ततु करता है कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया 
जाता है, मामले को एक नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाता है। 
7. बार में इस तरह की गई प्रस्ततुियों को सनुने के बाद और रिकॉर्ड को देखने के बाद, इस न्यायालय की 
राय है, एक बार प्रभावित पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल आदेश पारित होने के बाद स्पष्ट रूप से दस्तावेज 

प्रस्ततु किए जाने चाहिए और, यदि उन्हें किसी भी कारण से प्रस्ततु नहीं किया जाना है, तो प्रभावित पक्ष 

को सचूित करत ेसमय एक कारण दर्ज किया जाना चाहिए कि उक्त दस्तावेज प्रस्ततु नहीं किए जा 
सकत े हैं, अब उसे अपना उत्तर दें, चूंकि मामले के उपरोक्त पहल ूपर कोई विचार नहीं किया गया है, 

इसलिए आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। 
8. तदनसुार, रिट याचिका पर निम्नलिखित शर्तों में निर्णय लिया जा रहा है। 
(क) तीसरे प्रतिवादी, पलुिस अधीक्षक, गाजीपरु द्वारा दिनांक 10.06.2025 को पारित आदेश को रद्द 

कर दिया जाता है; 

(ख) इस संबंध में नया आदेश पारित करने के लिए मामले को प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया है; 

(ग) सवुिधा के लिए, रिट याचिकाकर्ता 27.02.2026 तक तीसरे प्रतिवादी के समक्ष एक आवेदन को 
प्राथमिकता देगा जिसमें दस्तावेजों को प्रस्ततु करने के अपने अनरुोध को दोहराया जाएगा और, यदि 

उक्त दस्तावेजों को वधै कारणों से प्रस्ततु नहीं किया जाना है, तो उसके बाद एक संचार किया जाएगा 
और उसके बाद, रिट याचिकाकर्ता उक्त सचूना से 15 दिनों की अवधि के भीतर अपना जवाब प्रस्ततु 

करेगा और आदेश एक अवधि के भीतर पारित किया जाएगा इसके बाद तीन महीने। कोई भी पनु: 

निर्धारण या वसलूी रिमांड के बाद पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन होगी। 
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। 
(न्यायमरू्ति विकास बधुवार) 
फ़रवरी 11, 2026 
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